भारत सरकार
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक                                                  राज्‍य सभा     
वितरण मंत्रालय (उपभोक्‍ता मामले विभाग)                              आतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1163.
जिसका उत्‍तर सोमवार 16 अगस्‍त, 2013 को दिया जाएगा
सब्जियों और अन्‍य खाद्य वस्‍तुओं के मूलय में वृद्धि 
1163. डा. भारतकुमार राऊत:
क्‍या उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क):
क्‍या यह सच है कि सब्जियों और अन्‍य खाद्य वस्‍तुओं के मूल्‍यों में अत्‍यधिक वृद्धि के कारण मध्‍यम और निम्‍न वर्ग के उपभोक्‍ता कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;  
(ख):
गत तीन माह के दौरान महानगरों में आवश्‍यक वस्‍तुओं/सब्जियों की कीमतों में हुई वृद्धि का ब्‍यौरा क्‍या है; और
(ग):
सरकार देश में आवश्‍यक वस्‍तुओं की अप्रत्‍याशित मूलय वृद्धि को रोकने के लिए क्‍या उपाय करेगी?
उत्‍तर
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) और (ख):
थोक मूल्‍य सूचकांक के अनुसार, मुद्रास्‍फीति का मुख्‍य रूझान सूचक, खाद्य वस्‍तुओं के लिए मुद्रास्‍फीति की दर मई, 2013 में 8.25 थी जो जून, 2013 में बढ़कर 9.74% हो गई और जुलाई, 2013 में बढ़कर 11.91% हो गई। कुल मिलाकर सब्जियों के लिए मुद्रास्‍फीति की दर मई, 2013 में 5.21% थी जो जून, 2013 में बढ़कर 16.47% हो गई और जुलाई, 2013 में बढ़कर 46.95% हो गई।


गत तीन माह के दौरान, दिल्‍ली, मुम्‍बई, कोलकाता और चेन्‍नई के चार महानगरों में चावल, चने की दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, चीनी और मूंगफली के खुदरा मूल्‍यों में लगातार गिरावट का रूझान देखा गया जबकि गेहूं, उड़द दाल, मंसूर दाल, दूध, पॉम तेल, प्‍याज और टमाटर के मूल्‍यों में वृद्धि का रूझान देखा गया। सरसों के तेल, वनस्‍पति तेल, सूरजमुखी तेल और आलू के मूलयों में मिश्रित रूझान देखा गया। ब्‍यौरे अनुलग्‍नक-I पर दिए गए हैं।


प्‍याज और टमाटर जैसी सब्जियों सहित वस्‍तुओं में मूल्‍य वृद्धि अनेक कारकों के कारण हो सकती है जैसे कि प्रचलित मांग और आपूर्ति में असंतुलन, इनपुट्स की लागत में वृद्धि, मौसम स्थितियां आदि।

(ग):
सरकार ने आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍यों को नियंत्रित करने और उनकी उपलब्‍धता सुधारने के लिए विभिन्‍न मंत्रालयों के ijke”kZ ls अनेक उपाय किए हैं। उठाए गए कदमों में अन्‍य बातों के साथ-साथ आम खपत की विभिन्‍न वस्‍तुओं के आयात को शून्‍य अथवा रियायती शुल्‍क पर आयात की अनुमति के साथ निर्यात पर प्रतिबंध, आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत स्‍टॉक होल्डिंग सीमाओं को निर्धारित करना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्‍नों का वितरण शामिल हैं।
*****
